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HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 1, 1985 (ASVN . 9 , 1907 SAKA ) 


[PART I 


दिनांक 13 सितम्बर , 1985 


सं . प्रो.वि./ एफ.डी./ 71-85। 38 025.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. अजय कुमार सिंह ब्रिक-किलन कम्पनी, 
जटोला गांव जटौला, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले है , 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं , न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मांस में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं: 

( 1) क्या संस्था के श्रमिक वर्ष 1983-84 तथा 1964-85 का बोनस , 20 प्रतिशत के हिसाब से लेने के 

के हकदार हैं ? यदि हां , तो किस विवरण से ? 
( 2 ) या संस्था के श्रति वर्ष में दो जोड़े वर्दो लेने के हकदा र ? यदि हां , तो किस विवरण मे ? 
3) क्या संस्था के श्रमिक माह में 6 किल्लो गुड़ लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ? 

दिनांक 17 सितम्बर , 1985 
सं . प्रो.वि./सोनीपत / 52-85/ 38293.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . ( 1) निदेशक, स्थानीय 
निकाय , हरियाणा चण्डीगढ़ ; ( 2 ) उपायुक्त , सोनीपत ; ( 3) प्रशासक नगर पालिका , सोनीपत । के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि राज्यपाल , हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनयम की धारा 7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा फरीदाबाद को नीचे यिनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त/ मामले 
है, प्रथया विवाद से सुसंगत या संबंधित मामलें हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 

( 1 ) क्या सर्व श्री सूरजभान पुत्र मांगे राम, भीम सिंह पुत्र याद राम , दया नन्द पुत्र रामधारी, शरीफ पुत्र मक्खन, किताबा 

पुत्र दरयान सिंह, रणधीर पुत्र जुग लाल , राज कुमार पुत्र ख की राम , जिनकी सेवाएं क्रमश : 5 वर्ष से 8 वर्ष तक 

की है. जिन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया गया है, स्थाई होने के हकदार है ? यदि हां . तो किस विवरण में ? 
( 2 ) क्या उक्त श्रमिक नियमानुसार छुटिटयां लेने के हकदार है ? और छुट्टियों के बदले पैसे लेने के हकदार 

हैं ? यदि हाँ , तो किस विवरण में ? 
3 ) क्या उक्त सभी श्रमिक 8 घण्टे से ज्यादा काम करने पर प्रोवरटाईम लेने के हकदार है ? वदि हां , तो 
किस विवरण में ? 

कुल वन्त सिंह, 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
श्रम विभाग 

प्रादेश 

दिनांक 4 सितम्बर , 1985 
सं . प्रो.वि.यमुना/ 61-85/ 362 3 1 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. दी पावनी कलां कोप ० क्रेडिट 
एण्ड सर्विस सोसायटी लि ., पावनी कलां , तहसील जगाधरी, के श्रमिक श्री जरनैल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 
अप्रैल, 1984 

द्वारा का अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नोवे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जरनैल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


